पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.7 


शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 32 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 अगस्त 2023--श्रावण 20, शक 1945 
विषय--सूची 
भाग 1.--(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, । भाग 3.--(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 


(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 
भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 जून 2023 


क्रमांक ई 1-01/2023/एक-2.--राज्य शासन WAS श्री चंद्रकांत वर्मा, भा.प्र.से. (2017), प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल 
सर्विसेस कार्पोरेशन, रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, ग्रामोद्योग, प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड, प्रबंध 
संचालक, छ.ग. माटीकला बोर्ड, प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं 
ग्रामोद्योग बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कमलप्रीत सिंह, सचिव. 


2077 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2023. 
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कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 जुलाई 2023 


क्रमांक/2725/एफ-02/11/2013/14-2.--छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 5 की 
उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7413/7651/14-1, 
भोपाल, दिनांक 16-10-1964 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति भाटापारा तत्कालीन जिला-रायपुर, वर्तमान जिला-बलौदा बाजार भाटापारा 
के अंतर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नाँकित स्थान, जिसमें समस्त सरंचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र आता है, को राजपत्र में इसके प्रकाशन की 
तिथि से, उपमण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात्‌ :-- 
स्थान 


ग्राम-कोडापार, पटवारी हल्का नं. 14, राजस्व निरीक्षक मण्डल खोखली, तहसील भाटापारा, जिला बलौदाबाजार- भाटापारा में स्थित 
खसरा क्रमांक 42 (सड़क के दक्षिणी भाग), खसरा क्रमांक 43, 44, 45, 46, 47 (सड़क के दक्षिण भाग), खसरा क्रमांक 62 (सड़क के दक्षिण 
भाग) एवं खसरा क्रमांक 63 (सड़क के दक्षिण भाग), THAT लगभग 14.180 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र, जिसके :-- 
01. उत्तर दिशा में -- ग्राम कोडापार, -- 

(1). Want सड़क 

(2) रविन्द्र पिता दुखुवा--खसरा क्रमांक 69/2 

(3). आशीन वगैरह-खसरा क्रमांक 60 

(4). निहाली राम ध्रुव--खसरा क्रमांक 55 


02. दक्षिण दिशा में--ग्राम सेमरिया, -- 
श्रीमती दुर्गेश नंदनी--खसरा क्रमांक 04 


03. पूर्व दिशा में--ग्राम बीजाभाठ, — 
(1). फूलसिंग पिता कोलवा, खसरा क्रमांक 65 
(2). सुनील जसवानी-खसरा क्रमांक 16/1 


04. पश्चिम दिशा में--ग्राम मुढ़ीपार एवं Traci, — 
राज्य शासन--कृषि महाविद्यालय 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 जुलाई 2023 


क्रमांक/2725/एफ-02/11/2013/14-2.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की 
अधिसूचना क्रमांक/2725/रायपुर दिनांक 06-07-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव. 


Nava Raipur, the 6th July 2023 


No./2725/F-02/11/2013/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of 
Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the state Government, hereby, declares that with 
effect from the date of its publication in the Official Gazatte, the following places including any structure, enclosures 
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open place or locality shall be sub-market yard in the market area of Krishi Upaj Mandi Samiti Bhatapara erstwhile 
District Raipur at present District-Bhatapara-Balodabazar establishes vide this Department Notification No. 7413/ 
7651/14-1, Bhopal, dated 16-10-1964, namely :— 


PLACE 


An area of about 14.180 hectares land of Khasra No. 42 (Southern part of the road), Khasra No. 43, 44, 45, 
46, 47 (Southern part of the road), Khasra No. 62 (Southern part of the road) and Khasra No. 63 (South part of the 
road) at Village-Kodapar, Patwari Halka No. 14, Revenue Inspector Circle Khokhli in Bhatapara, Tahsil of Balodabazar- 
Bhatapara District, as under ;— 


01. In North side—Village Kodapar,— 
(1) Pakka road 
(2) Ravindra S/o Dukhuva-Khasra No. 69/2 
(3) Asheen, etc.- Khasra No. 60 
(4) Nihali Ram Dhruv- Khasra No. 55 


02. In South side— Village Semaria,— 
Smt. Durgesh Nandani- Khasra No. 04 


03. In East side— Village Bijabhath,— 
(1) Phoolsing S/o Kolwa - Khasra No. 65 
(2) Sunil Jaswani - Khasra No. 16/1 


04. In West side — Village Mudhipar and Khokhli,— 
State Government - Agriculture College 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
K. C. PAIKARA, Joint Secretary. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 जुलाई 2023 


क्रमांक/2772/एफ-14-12/से.अ./2023/14-2.--छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के गठन हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक 
537/बी/14/12/2002/14-2 दिनांक 14-06-2002 एवं छत्तीसगढ़ स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के गठन हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक 
4556/बी-4-36/2007/14-2 दिनांक 22-11-2007 को विलय करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण 
संस्था (Chhattisgarh State Seed and Organic Certification Agency) घोषित करती है 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव. 


वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 जून 2023 
क्रमांक एफ 1-01/2023/10- भा.व.से..--विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 1-73/2001/10- भा.व.से., दिनांक 24-02-2022 द्वारा 
क्रमश: श्री आशीष कुमार Aes, भा.व.से. (1988) तथा श्री जनक राम नायक, भा.व.से. (2001) को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के 


फलस्वरूप दिनांक 30-06-2023 को शासकीय सेवा से सेवा निवृत्त किया गया है. 


2. अतः श्री आशीष कुमार Fee, भा.व.से. (1988) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (राज्य अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन) तथा 
निदेशक, छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के दिनांक 30-06-2023 को सेवा निवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर 
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श्री व्ही. श्रीनिवास राव, भा.व.से. (1990) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- 
साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (राज्य अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन) तथा निदेशक, छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण 
संस्थान, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त सौंपा जाता है. 


3. श्री जनक राम नायक, भा.व.से. (2001) मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर तथा अतिरिक्त प्रभार मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी 
एवं क्षेत्र संचालक, उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर के दिनांक 30-06-2023 को सेवा निवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर श्री दिलराज 
प्रभाकर, भा.व.से. (2008) वन संरक्षक (विकास/योजना) कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, नवा रायपुर को उनके 
वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ प्रभारी मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार तथा श्री के. मैचियो, भा.व.से. (2006) वन 
संरक्षक (सत./शिका.) कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, FST रायपुर अटल नगर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ प्रभारी मुख्य 
वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं क्षेत्र संचालक, उदंती-सीतानदी cern रिजर्व, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त 
सौंपा जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
आर. के. चंचलानी, अवर सचिव. 


ऊर्जा विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2023 


क्रमांक 1899 / एफ 26/01 / 2022 / 13 / 2.-राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में पम्प स्टोरेज आधारित जल 
विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नीति-निर्देश एवं पारदर्शी आवंटन की प्रक्रिया हेतु 
छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज arena) स्थापना नीति, 2022 जारी की गई है, जो सितम्बर 2022 
से राज्य में प्रभावशील है. 


राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त नीति में संशोधन करते हुए यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना . 
(पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति (प्रथम संशोधन), 2023 जारी करती है :- 


1. नोडल एजेंसी 
छत्तीसगढ़ राज्य में पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु सर्वे, अनुसंधान उपरांत 
परियोजना स्थल का चयन, चिन्हांकन एवं विकास आदि के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी 
लिमिटेड, रायपुर (0876८) राज्य की अधिकृत नोडल एजेंसी होगी. 


2. परियोजना wea के चिन्हांकन की प्रक्रिया:- 
(1) राज्य की नोडल एजेंसी (छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड) द्वारा स्वयं के Sal से सर्वे 
एवं अनुसंधान उपरांत चिन्हित एवं चयनित पम्प स्टोरेज परियोजनाओं की स्थापना की जा सकेगी. ऐसी 
परियोजनाएँ छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा चिन्हित परियोजनाएँ कहलायेगी. 


(2.2) “अन्य संस्थानों,/विकासकर्ताओं द्वारा भी स्वयं के स्त्रोतों से ऑफ स्ट्रीम पम्प स्टोरेज आधारित जल 
विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थल का स्व-चिन्हांकन कर परियोजना की स्थापना की 
जा सकती है, बशर्ते संस्थानों द्वारा चयनित wa नदी के बहाव क्षेत्र से परे हो तथा परियोजना में 
प्राकृतिक जल संसाधनों का उपयोग न हो रहा हो. ऐसी परियोजनाएँ अन्य संस्थानों द्वारा स्व-चिन्हित 
परियोजनाएँ कहलायेंगी.' 


3. पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं का विकास :- पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं 
का विकास निम्न माध्यमों से की जा सकेगी:- 
4) राज्य शासन की अनुमति से छत्तीसगढ़ Ke पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) द्वारा स्वयं 
निवेश द्वारा. 
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राज्य शासन की अनुमति से नोडल एजेंसी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ संयुक्त उपक्रम का 
गठन के माध्यम से. 


खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना विकासकर्ता का चयन कर परियोजना का आबंटन के 
माध्यम से. 


“टैरिफ 


आधारित प्रतिस्पर्धात्मक निविदा (808) द्वारा परियोजना विकासकर्ता का चयन कर 


परियोजना का आवंटन के माध्यम से.” 


“अन्य संस्थानों / विकासकर्ताओं द्वारा भी कंडिका 2.2 के अंतर्गत स्व-चिन्हांकित wa के स्त्रोतों से 
ऑफ स्ट्रीम पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना का विकास.” 


पात्रता, शुल्क तथा आबंटन की प्रक्रिया :- 


4.1 


4.2 


4.3 


पात्रता 


(1) 


(2) 


किसी भारतीय नागरिक, इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट के तहंत पंजीकृत फर्म, पंजीकृत सहकारी 
संस्था एवं कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी को राज्य में पंप स्टोरेज आधारित 
परियोजनाओं की स्थापना हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता रहेगी. आवेदक को छत्तीसगढ़ 
स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार तकनीकी एवं वित्तीय 
रूप से सक्षम होना चाहिए. . 


प्रस्तावित परियोजना के आवंटन हेतु आवेदक के नेटवर्थ, टर्नओव्हर, अनुभव आदि ada 
नोडल एजेंसी द्वारा निर्धारित की जा सकेगी. 


पम्प स्टोरेज परियोजना हेतु हरित ऊर्जा विकास शुल्क:--परियोजना विकासकर्ता को परियोजना 
के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से प्रथम 5 वर्षों के लिए प्रति af 1 लाख रूपये 
प्रति मेगावाट की दर से हरित ऊर्जा विकास शुल्क का भुगतान राज्य शासन को करेंगे, 
प्रत्येक 5 साल के बाद शुल्क में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी. 


छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा चिन्हांकित परियोजना हेतु साध्यता 
प्रतिवेदन (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने में 
किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति आबंटिती / परियोजना विकासकर्ता द्वारा नोडल एजेंसी को किया 
जाना होगा. 


उपरोक्त शुल्क आवंटन प्रक्रिया के अंतर्गत टैरिफ पॉलिसी के मापदण्डों के अनुरूप देय 
शुल्क / चार्ज के अतिरिक्त होगी. आवेदक द्वारा राज्य शासन को भुगतान किया गया शुल्क 
वापसी योग्य नहीं होगा. 


परियोजना के विकास हेतु नोडल एजेंसी द्वारा विकासकर्ता से परफार्मेन्स गारंटी के रूप में 
समुचित राशि जमा कराई जावेगी. परियोजना के आवंटन की प्रक्रिया अंतर्गत नोडल एजेंसी 
एवं परियोजना विकासकर्ता के मध्य अनुबंध निष्पादित किया जायेगा तथा परियोजना के 
निर्माण एवं उत्पादन हेतु माईल स्टोन चरणबद्ध समय-सीमा निर्धारित कर समीक्षा की जा 
सकेगी. परियोजना विकासकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर. उन्हें 
आवंटित परियोजना को निरस्त करते हुए परफार्मेन्स गारंटी के रूप में जमा की गई राशि 
राजसात की जा सकेगी. 


आवंटन की प्रक्रिया:- 


(अ) 


पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना का विकास खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से 

निजी परियोजना विकासकर्ता का चयन कर किये जाने हेतु परियोजना के आबंटन के लिए 

निम्नानुसार प्रक्रिया रहेगी:- 

() छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा चिन्हित परियोजना हेतु स्वयं 
क॑ Cdl से परियोजना का साध्यता प्रतिवेदन (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) एवं विस्तृत 
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परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया जावेगा. उक्त परियोजना का विकास 
नोडल एजेंसी द्वारा निविदा आधारित पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया के माध्यम से की जा 
सकेगी. 


(2). निविदा आधारित आबंटन प्रक्रिया अंतर्गत नोडल एजेंसी द्वारा प्राप्त आवेदनों का 
परीक्षण कर तकनीकी एवं वित्तीय मापदण्ड पूर्ण करने वाले पात्र आवेदकों का चयन 
निर्धारित पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा एवं निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने 
पर परियोजना के आबंटन हेतु नोडल एजेंसी राज्य शासन को अनुशंसा प्रेषित करेगी, 
जिस पर विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा परियोजना का आबंटन किया जावेगा. 
आवंटन हेतु राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा. 


3) पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना के आवंटन हेतु विद्युत मंत्रालय, केन्द्र 
सरकार द्वारा अधिसूचित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 3 के तहत दिनांक 28 
जनवरी 2016 को जारी टैरिफ नीति के “बिन्दु 5 टैरिफ के प्रति सामान्य दृष्टिकोण” 
की कंडिका 5.1 में उल्लेखित टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी खुली बोली प्रक्रिया के 
अनुसार तथा कंडिका 5.5 में उल्‍लेखित आवंटन की पारदर्शी द्विस्तरीय प्रक्रिया 
अनुसार होगा. 


छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (नोडल एजेंसी) द्वारा चिन्हित परियोजना हेतु 
स्वयं के स्त्रोतों से परियोजना का साध्यता प्रतिवेदन (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) एवं विस्तृत 
परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया जावेगा. उक्त परियोजना का विकास नोडल 
एजेंसी द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक निविदा (8८8) के माध्यम से परियोजना 
विकासकर्ता का चयन निम्नलिखित आधार पर किया जा सकेगाः- 


() परियोजना विकासकर्ता द्वारा पम्पिंग (इनपुट) पॉवर की व्यवस्था किए जाने की स्थिति 
में समग्र टैरिफ (पम्पिंग पावर के लागत सहित) के आधार पर या; 


(ji) परियोजना से उत्पादित विद्युत के क्रयकर्ता द्वारा परियोजना के लिए aftr पॉवर की 
व्यवस्था किए जाने पर, प्रति मेगावाट-घंटे (Per Megawatt Hour) के आधार पर 
ऊर्जा भंडारण का टैरिफ. 


उक्त टैरिफ को समुचित आयोग, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के तहत अंगीकार 
करेगा. 


अन्य संस्थानों / विकासकर्ताओं द्वारा स्व-चिन्हित ऑफ स्ट्रीम पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत 
परियोजना का विकास निम्नानुसार किया जाएगाः- 


अन्य संस्थानों ,“विकासकर्ताओं द्वारा स्व-चिन्हित ऑफ स्ट्रीम पंप स्टोरेज आधारित 
जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु संबंधित परियोजना विकासकर्ता से राज्य शासन 
MOU कर सकेगा. परियोजना निर्माण कार्य करने के पूर्व परियोजना विकासकर्ता राज्य एवं 
केंद्र सरकार से सभी वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करेगा. 


आवंटन की सीमा:- 


(1) 


(2) 


आवेदक कम्पनी को एक समय में अधिकतम दो पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं का 
आबंटन कियां जाएगा. 


अधिकतम दो पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं के आबंटन की यह सीमा ऐसी कंपनियों 
पर भी लागू होगी जो कंपनी एक्ट 1956 (वर्ष 1956 का क्रमांक एक) की संगत धाराओं में 
एक ही प्रबंधन के रूप में परिभाषित है. 


किन्‍्ही दो कम्पनियों के समान निदेशक होने की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा. 
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पंप स्टोरेज आधारित परियोजना से उत्पादित विद्युत के पारेषण हेतु विद्युत व्हीलिंग अथवा विद्युत प्रणाली का 


विकास:- 


6.1) 


(5.2) 


(5.3) 


पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के पारेषण हेतु पारेषण लाइन की 
आवश्यकता होने पर Vat लाइन की स्थापना हेतु वैधानिक अनुमतियाँ एवं विद्युत प्रणाली के विकास 
का दायित्व परियोजना विकासकर्ता पर होगा. इस हेतु संयंत्र के अंतर्गत प्रस्तावित स्वीचयार्ड से 
निकटतम राज्य की विद्युत पारेषण प्रणाली अथवा राज्य की विद्युत वितरण प्रणाली अथवा अन्तर्राजीय 
विद्युत पारेषण प्रणाली तक आवश्यक विद्युत पारेषण लाइन की स्थापना हेतु विद्युत अधिनियम 2003 के 
अंतर्गत सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करने का दायित्व परियोजना विकासकर्ता पर रहेगा. 


निवेशक को विद्युत अधिनियम 2003 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत लायसेंसी की अन्य विद्यमान विद्युत 
प्रणाली का उपयोग कर विद्युत के व्हीलिंग की अनुमति होगी. लेकिन परियोजना से उत्पादित विद्युत 
हेतु आवेदक को नियमानुसार विद्युत व्हीलिंग शुल्क का भुगतान करना होगा. 


दोहरे कराधान से बचाव के सिद्धांत के अनुसार, पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना में विद्युत 
ऊर्जा भंडारण हेतु किए गए विद्युत क्रय (afer पॉवर) के लिए विद्युत शुल्क (ईडी), ऊर्जा विकास 
उपकर (सेस) एवं क्रॉस सब्सिडी अधिभार के भुगतान में छूट प्रदान की जाएगी. 


पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं में प्रयुक्त जल पर रायल्टी :- पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत 


परियोजनाओं में प्रयुक्त जल पर जल संसाधन विभाग द्वारा लागू नियमानुसार रायल्टी अधिरोपित रहेगी. 


राज्य में प्रस्तावित पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को राज्य में प्रभावशील औद्योगिक नीति तथा भारत 


सरकार की नीति में प्रावधानानुसार रियायतें,/ सुविधाएं की पात्रता रहेगी. 


(8.1) 


(8.2) 


(8.3) 


(9.1) 


(9.2) 


पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के लिए भूमि आवंटन:- 


यदि परियोजना स्थल पर उपलब्ध शासकीय भूमि की आवश्यकता है तो उसके आवंटन हेतु शासन के 
नियमानुसार भू-आबंटन की कार्यवाही की जायेगी. लेकिन इस हेतु परियोजना विकासकर्ता को 
एसआईपीबी / वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के माध्यम से आवेदन करना होगा. 


यदि परियोजना हेतु निजी भूमि की आवश्यकता है तो शासन के प्रभावशील नियमों के अंतर्गत 
अधिग्रहण की कार्यवाही की जायेगी. लेकिन इस हेतु परियोजना विकासकर्ता को एसआईपीबी के माध्यम 
से आवेदन करना होगा. 


परियोजना से प्रभावित परिवारों को राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति के अंतर्गत विभिन्‍न सुविधाएँ उपलब्ध 
कराने का दायित्व परियोजना विकासकर्ता पर होगा. परियोजना प्रभावितों के विस्थापन एवं पुनर्वास की 
कार्ययोजना स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन में सम्मिलित करना होगा ताकि प्रभावित परिवारों को आदर्श 
पुनर्वास नीति के अंतर्गत प्रस्तावित सभी सुविधाएँ प्राप्त हो सके. 


पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना के लिए वैधानिक व आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करना:- 


जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु सभी वैधानिक एवं आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करने का दायित्व 
परियोजना विकासकर्ता पर है. अतः परियोजना विकासकर्ता को उन्हें आबंटित परियोजना हेतु सभी 
वैधानिक एवं आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण प्रारंभ करने की अनुमति रहेगी. 


पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्युत आयोग, भारत सरकार 
(Central Electricity Authority) एवं अन्य सम्बन्धित मंत्रालय /विभागों से आवश्यक अनुमति प्राप्त 
करने का दायित्व परियोजना विकासकर्ता का होगा. अतः परियोजना विकासकर्ता को उन्हें आबंटित 
परियोजना हेतु Var आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण प्रारंग करने की अनुमति 
रहेगी. 
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10... पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार तथा नवीन एवं 
नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय द्वारा घोषित सुविधाएं प्राप्त होती रहेंगी. 


11... पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु समय-सीमाः- 

(11.1) परियोजना विकासकर्ता को परियोजना आवंटन की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना के 
विकास हेतु वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया अंतर्गत वित्तीय लेखाबंदी सुनिश्चित कर परियोजना का निर्माण 
प्रारंग करना होगा. निर्माण प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में राज्य शासन द्वारा परियोजना स्थल का 
आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा. 


(112) जिन परियोजनाओं का निर्माण कार्य उक्त अवधि के भीतर, पर्यावरण स्वीकृति तथा वन स्वीकृति में 
विलंब होने के कारण प्रारंभ नहीं हो पाया हो, उन परियोजनाओं को एक (1) वर्ष की छूट दी जा 
सकेगी, बशर्ते कि परियोजना विकासकर्ता द्वारा तय सीमा के भीतर उक्त आशय का आवेदन संबंधित 
प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया हो. 


(11.3) निर्माण प्रारंभ करने की तिथि से 4 वर्ष की अवधि में परियोजना की पहली इकाई से विद्युत का 
उत्पादन प्रारंभ करना होगा. 


(11.4) परियोजना विकासकर्ता द्वारा परियोजना निर्माण हेतु निर्धारित उक्त समय सीमा का पालन न करने पर 
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा परियोजना कार्यों में हुए प्रगति के अनुसार 
परियोजना आवंटन आदेश को निरस्त करने पर विचार किया जा सकेगा. 


12. पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना से उत्पादित विद्युत का क्रय :- विद्युत मंत्रालय, केन्द्र सरकार 
द्वारा अधिसूचित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 3 का अनुपालन करते हुये दिनांक 28 जनवरी 2016 को 
जारी टैरिफ नीति के अनुसार पम्प स्टोरेज परियोजना से उत्पादित विद्युत का क्रय टैरिफ नीति के “बिन्दु 5 
टैरिफ के प्रति सामान्य दृष्टिकोण” की कंडिका 5.1 में उललेखित टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी खुली बोली प्रक्रिया 
के अनुसार होगा. पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजना क्षमता के 80 प्रतिशत तक विद्युत क्रय करने का प्रथम 
अधिकार राज्य की विद्युत वितरण कंपनी को होगा जो कि इकाई के लिए बंधनकारी होगा. विद्युत वितरण 
कंपनी द्वारा इन परियोजनाओं से क्रय न करने पर निजी विद्युत उत्पादक स्वनिर्णय से अन्य को विद्युत का 
विक्रय कर सकेगा. 


राज्य की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इन परियोजनाओं से क्रय की जा रही बिजली की मात्रा एवं दर 
का निर्धारण राज्य विद्युत नियामक आयोग केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के रेग्युलेशन के अंतर्गत किया 
जाएगा. 


13... पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की प्रगति की समीक्षा:- राज्य में प्रस्तावित पम्प स्टोरेज आधारित 
जल विद्युत परियोजना की स्थापना की प्रगति की नियमित समीक्षा ऊर्जा विभाग द्वारा समय-समय पर की 
जायेगी. 


14... पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना आवंटन आदेश का हस्तांतरण:- सामान्यतः परियोजना का आवंटन 
अहस्तांतरणीय है. अत: इन परियोजनाओं का विकास स्वयं आवेदक द्वारा किया जाना अनिवार्य है. तदनुसार 
परियोजना के आवंटन की तिथि से विद्युत के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि उपरांत दो वर्ष की अवधि तक 
आवेदक पर निम्नानुसार प्रतिबंध लागू रहेंगे:- 


(14.1) यदि परियोजना का आवंटन किसी भारतीय नागरिक को किया गया है तो ऐसी अवस्था में परियोजना 
से विद्युत के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक किसी अन्य को 
परियोजना का अंतरण राज्य शासन की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा. 


(4.2) यदि परियोजना का आवंटन इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत फर्म अथवा पंजीकृत 
सहकारी संस्था अथवा पंजीकृत सोसाइटी अथवा कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी को किया 
गया है तो ऐसी अवस्था में उक्त आवंटित परियोजना से विद्युत के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से 
दो वर्ष की अवधि तक आवंटन के समय गठित शासी निकाय, प्राधिकारी अथवा संचालक मण्डल में 
कोई भी परिवर्तन राज्य शासन की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा. 
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(14.3) परियोजना विकासकर्ता को परियोजना की स्थापना हेतु आवश्यक होने पर स्पेशल परपस व्हीकल 
(एसपीव्ही) के गठन की अनुमति होगी लेकिन vad एसपीव्ही को आवंटित परियोजना के विकास के 
अलावा अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं होगी. इस तरह गठित एसपीव्ही में आवेदक की अंशपूंजी 
कम से कम 51 प्रतिशत होनी आवश्यक है. 


(144) परियोजना की स्थापना हेतु जारी आवंटन आदेश की शर्तों के अधीन परियोजना का निर्माण एवं 
संचालन किया जा सकेगा. 


15. राज्य में पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं के प्रोत्साहन हेतु यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से 10 
वर्षो तक प्रभावशील रहेंगे. 


16. इस अधिसूचना में ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन समय-समय पर आवश्यक संशोधन कर सकेगा. 


17. उक्त अधिसूचना में उल्लेखित प्रावधान या बिन्दु पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर ऊर्जा विभाग, 
छत्तीसगढ़ शासन स्पष्टीकरण जारी कर सकेगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मनोज कोशले, उप सचिव. 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2023 


क्रमांक/03/वाचक/ भू-अर्जन/202010330200001/अ-82/2022-23.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता 
है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
मनेन््रगढ़- भरतपुर जनकपुर 0.89 कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण saat बायपास 
चिरमिरी- प.ह.नं.-09 विभाग कोरिया संभाग, WATS. पहुंच मार्ग हेतु भू- 

भरतपुर अर्जन प्रकरण. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
पी. एस. Ya, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 
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कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


सरगुजा, दिनांक 17 मई 2023 


रा.प्र.क्रमांक/4/अ-82/2021-22.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे wae 
पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 

भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 

जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 

(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
सरगुजा मैनपाट पेंट 2.312 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन पेट पीडिया जलाशय 
प.ह.नं.-13 संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर. योजना (मुख्य नहर 
शासकीय भूमि 0.080 एवं उपनहर) 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
Hal कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


कोरबा, दिनांक 24 जुलाई 2023 


क्रमांक/9985/भू-अर्जन/202202050400001/अ-82/2023.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची 
के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 
2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) को धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को sad भूमि के संबंध 
में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 

भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 

जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 

(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

कोरबा अजगरबहार कोड़ियाघाट 1.393 कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण झोरा-कोडियाघाट मार्ग 
प.ह.न॑ं. 01 विभाग सेतु निर्माण संभाग, में हसदेव नदी पर उच्च 
बिलासपुर. स्तरीय पुल के पहुंच 


मार्ग निर्माण कार्य. 
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 
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कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


कोरबा, दिनांक 22 जून 2023 


क्रमांक/8830/भू- अर्जन/2023.-- चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा 
जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-कोरबा 
(ख) तहसील-पोंड़ी उपरोड़ा 
(ग) नगर/ग्राम-पुटुवा 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.449 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) 
131 0.336 
132 0.113 
योग 2 0.449 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तुमान-पुटुवा- 
बनखेता मार्ग में अहिरन नदी पर उच्चस्तरीय पुल के पहुंच मार्ग 
निर्माण कार्य हेतु, 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा.), पोंड़ी उपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


कोरबा, दिनांक 3 जुलाई 2023 


क्रमांक/9267/ भू - अर्जन/2023.-- चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा 
जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-कोरबा 
(ख) तहसील-पोंडी-उपरोड़ा 
(ग) नगए/ग्राम-मेरई 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.390 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) 
104/1 0.390 
योग 1 0.390 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मेरई-कर्राडांड 
मार्ग में तान नदी पर उच्चस्तरीय पुल के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य 
हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा.), Wet उपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 13 जुलाई 2023 


क्रमांक/6410/भू-अर्जन/2023.-- चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा 
जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ;-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज 
(ख) तहसील-बलरामपुर 
(ग) नगए/ग्राम-सुर्रा 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.34 हेक्टेयर 
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खसरा नम्बर रकबा (1) (2) 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) 480/3 0.06 
522 0.03 योग 10 0.34 
521 0.03 
519 0.02 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुर्रा-अमडण्डा 
a ars मार्ग पर चनान नदी पर निर्माण हेतु. 
nee oe (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
ee OW (राजस्व), बलरामपुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 
461 0.02 
465/1 0.04 छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
465/2 0.08 रिमिजियुस werent, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 
विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय कलेक्टर ( भू-अभिलेख शाखा) राजनांदगांव 


राजनांदगांव, दिनांक 13 जुलाई 2023 


क्रमांक/162/अ. भू. अ./2023.--छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर 
के अधिसूचना क्रमांक/एफ 11-38/2022/सात-4,/दिनांक 30 मई 2023 रायपुर एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक/ 
238-अ/दिनांक 30 मई 2023 में जारी अधिसूचना के अनुसार गठित नवीन तहसील घुमका व अपवर्जित राजनांदगांव तहसील हेतु मैं डोमन 
सिंह, कलेक्टर राजनांदगांव छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 एवं 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजनांदगांव जिले में 
गठित नवीन तहसील घुमका व अपवर्जित तहसील राजनांदगांव में संलग्न सूची अनुरूप पटवारी हल्का व राजस्व मंडल का पुर्नगठन करता हूँ. 


तहसील राजनांदगांव (अपवर्जित) व नवीन गठित तहसील घुमका में पुर्नगठित पटवारी हल्का एवं राजस्व निरीक्षक मंडल की सूची 


संलग्न है. 


डोमन सिंह, 
कलेक्टर, 
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प्रारूप 
जिला - राजनांदगांव 
तहसील घुमव पश्चात तहसील राजनांदगांव में प्रस्तावित नवीन हल्के की जानकारी 


पहन, में 
erie pau चख्यालय OAT) मिल ग्राम 
का नाम कुल भौगोलिक 
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Wea. में 
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wea. में 
शामिल ग्राम 
कुल भौगोलिक 
क्षेत्रफल 


aw 


| tia | 
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प्रारूप 
जिला - राजनांदगांव 
नवीन गठित तहसील घुमका जिला- राजनांदगांव छ.ग. 
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[ भाग 1 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 
HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR 


Bilaspur, the 7th July 2023 


No. 1012/Condl./2023/II-2-99/2001 (Pt.-II).—On the basis of application of Shri Nilesh Jagdalla, Member 


of Lower Judicial Service, presently posted as II Civil Judge Class-II, Raigarh requesting for change of his home 
district, permission is hereby accorded to change his home district as “Mahasamund” instead of “Bilaspur”. He is 
directed that he shall not be entitled to change his home district again in future. 


Bilaspur, the 13th July 2023 


No. 8413/Checker/II-6- 1/2007 (Pt. I).—In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of Sec- 


tion 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of 
Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon the following Judicial Magistrate 
Second Class :— 


SL. No. Name of the Judicial Magistrate Present Place of Present Civil 
Second Class posting District 
(1) (2) (3) (4) 
1. Smt. Harshi Aggarwal, J.M.S.C., Bilaspur Rajnandgaon Rajnandgaon 
2: Ku. Aishwarya Diwan, J.M.S.C., Bilaspur Bilaspur Bilaspur 
3. Shri Paarth Dubey, J.M.S.C., Bilaspur Bilaspur Bilaspur 
4. Shri Ashish Kumar Chandahe, J.M.S.C., Bilaspur Bilaspur Bilaspur 
5. Ku. Divya Goyal, J.M.S.C., Raipur Raipur Raipur 
6. Shri Shailesh Kumar Vashishtha, J.M.S.C., Raipur Raipur Raipur 
Ti Ku. Afreen Bano, J.M.S.C., Raipur Raipur Raipur 
8. Ku. Meenu Nand, J.M.S.C., Raipur Raipur Raipur 
9. Ku. Swarna Dehare, J.M.S.C., Raipur Raipur Raipur 
10. Ku. Kamya Iyer, J.M.S.C., Raipur Raipur Raipur 
11. Ku. Sarika Nande, J.M.S.C., Raipur Raipur Raipur 
12. Shri Shashwat Dubey, J.M.S.C., Raipur Raipur Raipur 
13: Ku. Unnati Mahiswar, J.M.S.C., Raipur Raipur Raipur 
14. Shri Siddharth Anand Soni, J.M.S.C., Raipur Raipur Raipur 
15. Ku. Tannya Brahme, J.M.S.C., Raipur Raipur Raipur 
16. Ku. Niti, J-M.S.C., Raipur Raipur Raipur 
17. Ku. Sakshi Dhruw, J.M.S.C., Raipur Raipur Raipur 
18. Ku. Dharini Rana, J-M.S.C., Raipur Raipur Raipur 
19. Shri Dhruvraj Gwal, J.M.S.C., Raipur Sarangarh Raigarh 
20. Shri Shivendra Kumar Tekam, J-M.S.C., Raipur Raipur Raipur 
21. Ku. Konika Yadav, J.M.S.C., Balod Balod Balod 
22. Ku. Pragya Agrawal, J.M.S.C., Dhamtari Dhamtari Dhamtari 
23. Ku. Kumudni Garg, J.M.S.C., Dhamtari Kurud Dhamtari 
24. Shri Ajay Singh Meena, J.M.S.C., Jagdalpur Jagdalpur Jagdalpur 
25. Shri Manish Kumar, J.M.S.C., Jagdalpur Jagdalpur Jagdalpur 
26. Ku. Danteshwari Netam, J.M.S.C., Jagdalpur Jagdalpur Jagdalpur 
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Bilaspur, the 13th July 2023 


No. 8415/Checker/II-6-2/2007 (Pt. I).—In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section 
(1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh 
here-by specially empowers the following Judicial Magistrate First Class to try in a summary way all or any of the 
offences specified in the said Section :— 


SL No. Name of the Judicial Magistrate Present Place of Civil District 
First Class posting 
(1) (2) (3) (4) 
1. Ku. Pragya Agrawal, J.M.E.C., Dhamtari Dhamtari Dhamtari 
25 Ku. Kumudni Garg, J.M.F.C., Dhamtari Kurud Dhamtari 


बिलासपुर, दिनांक 13 जुलाई 2023 


क्रमांक 8417/चेकर/तीन-10-11/2000.--उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 10039/चेकर/तीन- 
10-11/2000 दिनांक 12 अगस्त, 2022 जहां तक उसका संबंध द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2/न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, दंतेवाड़ा 
की श्रृंखला न्यायालय बचेली से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है. 


No.8417/Checker/II]-10-11/2000.—The Notification no. 10039/Checker/IN-10-11/2000 dated 12 August 
2022 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Camp Court of the II Civil Judge 
Class-II/Judicial Magistrate First Class, Dantewara at Becheli is hereby cancelled. 


Bilaspur, the 20th July 2023 


No. 1040/Cond1./2023/I-3-14/2000 (Part-IV).—On the application of Ku. Shweta Goswami, the then I 
Civil Judge Class-II, Ambikapur, presently posted as I Civil Judge Class-II, Bilaspur, she is hereby, permitted to 
change her name as “Smt. Shweta Goswami” in place of “Ku. Shweta Goswami” and to incorporate the name of her 
husband Shri Bhaskar Goswami in her service records. It is directed that necessary changes be affected in all her 
records. 


By order of Hon’ble the Chief Justice, 
ARVIND KUMAR VERMA, Registrar General. 


